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जिसका उत्‍तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।
.....
गंगा की सफाई
149. 
श्री माजीद मेमन :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्या सरकार की विशेष तौर पर गंगा सफाई के लिए नई प्रादेशिक सेना बटालियनें, जिनमें पूर्व सैनिक शामिल  हों तथा उनका नियंत्रण नियमित सैन्य अधिकारियों के पास हो, गठित करने की कोई योजना है; 
(2) क्या यह सच है कि गंगा प्रदूषण के लिए शहरों से निकलने वाला मल जल सबसे बड़ी समस्या है;

(3) गंगा की सफाई के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और इस प्रयोजनार्थ सामान्य बजट 2015-16 में कितनी धनराशि का निर्धारण किया गया है;

(4) क्या सरकार गंगा को स्वच्छ रखने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ 100 प्रतिशत मल जल उपचार, जो आवश्यक है, का विचार रखती है;

(5) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  (सुश्री उमा भारती)
(क) 
जी, हां। सरकार की गंगा नदी को स्‍वच्‍छ रखने के लिए गंगा टास्‍क फोर्स बटालियन गठित करने की योजना है। गंगा टास्‍क फोर्स की एक बटालियन पहले ही बना ली गई है और इलाहाबाद में लगायी गयी है। वर्तमान में पौधारोपण/वनीकरण में जवानों को प्रशिक्षण संबंधी सहायता प्रदान करने और प्रारंभिक तैयारी तथा पौधारोपण कार्यकलाप के लिए उपयुक्‍त स्‍थान की पहचान करने का कार्य प्रगति पर है। 
(ख) 
जी, हां। यह सत्‍य है कि हमारे शहरों के सीवेज के कारण गंगा नदी में लगभग 75 प्रतिशत प्रदूषण होता है। 
(ग) 
गंगा की सफाई गंगा कार्य योजना (जीएपी) के तहत वर्ष 1986 में शुरू की गई थी। गंगा  कार्य योजना (जीएपी) चरण-I वर्ष 1985 में केन्‍द्रीय वित्तपोषण स्‍कीम के रूप में प्रारंभ किया और बाद में जीएपी चरण-II वर्ष 1993 में शुरू किया गया। 31 मार्च, 2013 तक जीएपी चरण-I और चरण-।। के तहत कुल व्‍यय 938.57 करोड़ रूपए है। एनजीआरबीए के तहत, दिनांक 31.3.2015 तक 1177.64 करोड़ रूपए की अतिरिक्‍त राशि व्‍यय की गई थी। वर्ष 2015-16 का बजट प्राक्कलन 2750.00 करोड़ रूपए है जिसमें से दिनांक 31.10.2015 तक 760.00 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं। 
(घ) और (ङ) सरकार का विचार गंगा नदी के किनारे स्‍थित 118 प्रमुख नगरों/शहरों के नालों से  आने वाले बहाव को बीच में रोककर और उनके मार्ग परिवर्तन (आई एण्‍ड डी) करके 100 प्रतिशत सीवेज परिशोधन का प्रावधान करना है जो ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम में शामिल प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता है, जिसके लिए नगरों/शहरों से विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्‍तुत करने का अनुरोध किया गया है। इन स्कीमों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
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